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जिसका उत्‍तर 30 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।
.....
नमामि गंगे परियोजना के बजट का कम उपयोग
1429. श्री संजय सिंह: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या यह सच है कि गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे परियोजना (एनजीपी) के लिए स्वीकृत 20,000 करोड़ रुपये में से 2018 तक मात्र 7,000 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए हैं; 
(ख) 
यदि हां, तो इस तथ्य के मद्देनजर कि इस परियोजना को 2020 तक खत्म होना है, इसके लिए संस्वीकृत बजट के कम उपयोग के क्या कारण हैं; और 
(ग) 
गत तीन वर्षों के दौरान गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में हुए सुधार का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं मानव संसाधन विकास राज्‍य मंत्री (डॉ. सत्य पाल सिंह)
(क) जी, नहीं। गंगा नदी की सफाई के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम (एनजीपी) हेतु स्वीकृत 20,000 करोड़ में से वर्ष 2014-15 से 2018-19 में 30 जून, 2018 तक भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को 5,523.22 करोड़ रूपए जारी किए गए। तद्नुसार, नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत एनएमसीजी द्वारा राज्य सरकारों/राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों/राज्य सरकारों की अन्य कार्यकारी एजेंसियों को 3867.48 करोड़ रूपए जारी किए गए।
(ख) पांच वर्षों की अवधि के लिए 20,000 करोड़ रूपए की राशि आबंटित की गई जिसे दिसंबर, 2020 तक खर्च किया जाना है। इस अवधि के दौरान अर्थात 2014-15 से 2018-19 तक 5523.22 करोड़ रूपए की राशि एनएमसीजी को जारी की गई। इसकी तुलना में एनएमसीजी द्वारा 30 जून, 2018 तक 3867.48 करोड़ रूपए खर्च किए गए जोकि जारी निधि का 70.02 प्रतिशत है। 
ज्यादातर अवसंरचना परियोजनाएं राज्यों तथा उनकी कार्यकारी एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। परियोजना के धीमी गति से निष्पादन के कारण निधियों के कम उपयोग के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ भूमि अधिकरण में विलंब, संबंधित विनियामक प्राधिकरणों से अनापत्ति प्रमाणपत्र एनओसी प्राप्त करने में देरी, ठेकेदारों द्वारा निविदा के प्रति कम प्रतिक्रिया जिस कारण निविदा पर असर होना, मजदूर समस्या, ठेकेदारों द्वारा अल्प प्रदर्शन के कारण संविदा का निरस्तीकरण आदि शामिल हैं। तथापि, एनएमसीजी का प्राधिकरण के रूप में गठन तथा दिसंबर, 2016 से इसके प्रचालन में आने के पश्चात सीवेज परिशोधन संयंत्र (एसटीपी), अवरोधन एवं डायवर्जन कार्य और संबंधित परियोजनाओं की स्वीकृति और कैपिटल एसेट के सृजन से संबंधित विभिन्न अन्य परियोजनाओं में भी गति आई है और जमीनी स्तर पर यह क्रियान्वयन एवं निष्पादन के विभिन्न चरणों पर है। इसके परिणामस्वरूप न केवल वास्तविक लक्ष्य में उपलब्धि प्राप्त हुई अपितु उच्च व्यय को भी निम्नलिखित तालिका द्वारा देखा जा सकता है।
	वित्तवर्ष
	एनएमसीजी द्वारा वास्तविक व्यय
(रुपये करोड़ में)

	2014-15
	170.99

	2015-16
	602.60

	2016-17
	1,062.81

	2017-18
	1,625.11

	2018-19
(30 जून, 2018 तक )
	405.97


(ग) नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) गंगोत्री से लेकर पश्चिम बंगाल तक गंगा नदी के जल की गुणवत्ता की निगरानी करता है। नहाने के लिए जल गुणवत्ता मानकों के साथ निगरानी की गई जल गुणवत्ता (2015-2017) की तुलना करने से पता चलता है कि अपघटित ऑक्सीजन, जो नदी की स्थिति का सूचक है, अधिसूचित प्राथमिक जल गुणवत्ता मानकों की स्वीकार्य सीमा के भीतर पाई गई है और सभी मौसमों में तथा लगभग पूरी गंगा नदी के लगभग सभी क्षेत्रों में नदी के इको-सिस्टम पर संतोषजनक रूप में सहायक है।  

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017 में नदी जल गुणवत्ता की की गई निगरानी से वर्ष 2016 की तुलना में जल गुणवत्ता रूझानों में सुधार दिखाई देता है। 33 स्थानों पर अपघटित ऑक्सीजन स्तर में सुधार हो रहा है और यह 5 मिग्रा./ली. की गुणवत्ता अपेक्षा से अधिक है। 26 स्थानों पर जैविक ऑक्सीजन मांग स्तर घट रहा है, जो कि सुधार है और 30 स्थानों पर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की गिनती में कमी आ रही है, जो कि एक सुधार है। 
सुधार दर्शाने वाले कुछ क्षेत्रों के उदाहरण इस प्रकार हैं। 
क) ऋषिकेश प्रतिप्रवाह में गंगा
ख) हरिद्वार अनुप्रवाह में गंगा
ग) इलाहाबाद अनुप्रवाह (संगम) में गंगा
घ) कानपुर अनुप्रवाह (जाजमऊ पंपिंग स्टेशन) में गंगा
ड.) वाराणसी प्रतिप्रवाह (अस्सीघाट) में गंगा
च) बक्सर, रामरेखाघाट में गंगा
झ) पुनपुन, पटना में गंगा
ज) डायमंड हार्बर में गंगा
झ) गार्डन रीच में गंगा
ञ) बहरामपुर में गंगा
ट) हावड़ा शिवपुर में गंगा
******
